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08 फरवरी, 2019 को उत्‍तरार्थ
विषय: किसानों और पशुपालकों की आय को दोगुना करना
628. डा॰ किरोड़ी लाल मीणाः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) सरकार द्वारा किसानों और पशुपालकों की आय को दोगुना करने के लिये अब तक किये गए विभिन्न उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने गत एक वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों में रहने वाले किसानों तथा पशुपालकों की वर्तमान आय के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है और तत्संबंधी आंकड़े एकत्रित किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री परषोत्‍तम रूपाला)

(क): सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्‍य रखा है। सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने और वास्‍तविक रूप में किसानों की आय को दोगुना करने की कार्यनीति की सिफारिश करने संबंधी मुद्दों की जांच करने के लिए एक अंतरमंत्रालयी समिति का गठन किया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्‍तुत कर दी है। 

समिति ने आय में वृद्धि करने के सात स्रोतों यथा; फसल उत्‍पादकता में सुधार, पशुधन उत्‍पादकता में सुधार; संसाधन उपयोग कार्य क्षमता अथवा उत्‍पादन लागत में बचत; फसलन सघनता में वृद्धि; उच्‍च मूल्‍य की फसलों हेतु विविधीकरण; किसानों को प्राप्‍त होने वाले वास्‍तविक मूल्‍य में सुधार तथा कृषि से गैर कृषि व्‍यवसाय की ओर परिवर्तन की पहचान की है। 

उपर्युक्‍त कार्यनीतियों के लिए कई कदम पहले ही उठाये गये हैं जिनमें अन्‍य बातों के साथ-साथ शामिल हैं: 
i. राज्‍य सरकारों के माध्‍यम से मण्‍डी सुधार की शुरूआत करना।
ii. मॉडल संविदा खेती अधिनियम का प्राख्‍यापन करके राज्‍य सरकारों के माध्‍यम से संविदा कृषि को बढ़ावा देना। 
iii. ग्रामीण हाटों का संग्रहण केन्‍द्र के रूप में कार्य करने तथा किसानों से कृषिगत जिंसों की प्रत्‍यक्ष खरीददारी करने के लिए उन्‍नयन करना। 
iv. किसानों को इलेक्‍ट्रॉनिक ऑनलाईन ट्रेडिंग प्‍लेटफार्म उपलब्‍ध कराने के लिए ई-नाम पहल की शुरूआत करना। 
v. किसानों को मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड वितरण की फ्लैगशिप योजना का कार्यान्‍वयन जिससे कि उर्वरकों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। 
vi. प्रति बूंद अधिक फसल पहल के अंतर्गत ड्रिप/स्‍प्रिंकलर सिंचाई को पानी के  अधिकतम उपयोग करने के लिए प्रोत्‍साहित किया जा रहा है।
vii. ‘परम्‍परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)’ के अंतर्गत जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।
viii.  जोखिम कम करने के लिए फसलों को बेहतर बीमा कवरेज प्रदान करने के उद्देश्‍य से सरकार ने खरीफ 2016 से फसल बीमा योजना नामत: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) की शुरूआत की है। यह योजना विनिर्देशित  परिस्‍थितियों में फसलोपरांत जोखिमों सहित फसल चक्र के सभी चरणों के लिए बीमा कवर प्रदान करती है। 
ix. ‘हर मेड़ पर पेड़’ के अंतर्गत कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारतीय वन अधिनियम 1947 में संशोधन होने से वन क्षेत्र के बाहर उगाये जाने वाले बांस को पेड़ की परिभाषा से हटा दिया गया है तथा बांस रोपण को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन की शुरूआत की गई है। 
x. किसानों की आय को प्रमुखता से बढ़ाने के लिए सरकार ने उत्‍पादन लागत के कम से कम 150 प्रतिशत के स्‍तर पर एमएसपी को नियत करने हेतु वर्ष 2018-19 हेतु सभी खरीफ एवं रबी फसलों के न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य में वृद्धि की है। 
xi. किसानों के लिए हितकारी पहलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक नवीन छत्रक योजना ‘प्रधानमंत्री अन्‍न्‍दाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) को  अनुमोदित किया है। इस योजना का लक्ष्‍य केन्‍द्रीय बजट 2018 की घोषणा के अनुसार किसानों को उनके उत्‍पादों के लिए लाभकारी मूल्‍य सुनिश्‍चित करना है। यह भारत सरकार द्वारा किसानों की आय को सुरक्षित करने का एक अप्रत्‍याशित कदम है जिससे किसानों के कल्‍याण हेतु एक लम्‍बा रास्‍ता तय करने की आशा है।
xii. परागण के माध्‍यम से फसलों की उत्‍पादकता में वृद्धि करने तथा किसानों की आय में अतिरिक्‍त स्रोत के तौर पर शहद उत्‍पादन में वृद्धि करने के लिए समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के अंतर्गत मधुमक्‍खी पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। 
xiii. गोवंश दुग्‍ध उत्‍पादन तथा उत्‍पादकता बढ़ाने और दुग्‍ध उत्‍पादन को किसानों के लिए अधिक लाभकारी बनाने हेतु राष्‍ट्रीय गोकुल मिशन।
xiv. पशुधन की उत्‍पादकता एवं वंशानुगत सुधार करने के लिए राष्‍ट्रीय पशुधन मिशन।
xv. मात्‍स्‍यिकी क्षेत्रों, अंतर्देशीय एवं समुद्रीय दोनों में उच्‍च क्षमता को ध्‍यान में रखते हुए, मुख्‍यत: मत्‍स्‍य उत्‍पादन करने के लिए बहुआयामी क्रियाकलाप के साथ नीली क्रान्‍ति का क्रियान्‍वयन किया जा रहा है। 
xvi. सरकार तीन लाख रूपये तक के अल्‍पावधि फसल ऋण पर 5% (3% तत्‍काल पुनर्अदायगी प्रोत्‍साहन सहित) तक की कुल ब्‍याज छूट उपलब्‍ध कराती है। इस प्रकार किसानों को तत्‍काल पुनर्अदायगी पर 4% वार्षिक कटौती दर से ऋण उपलब्‍ध होता है। 
xvii. सरकार ने पशुपालन तथा मत्‍स्‍य पालन से संबंधित क्रियाकलापों से जुड़े किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सुविधा देने की अनुमति दी है और ऐसी श्रेणी के किसानों को ब्‍याज छूट की सुविधाओं का विस्‍तार करने का निर्णय लिया है। 
xviii. सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए ऋण के प्रवाह के लिए वार्षिक लक्ष्‍य रखीं है। बैंक निरन्‍तर वार्षिक लक्ष्‍य से अधिक दे रहे हैं। मौजूदा वित्‍तीय वर्ष अर्थात 2018-19 के लिए कृषि ऋण प्रवाह का लक्ष्‍य 11 लाख करोड़ रखा गया है। 

इसके अतिरिक्‍त,  सरकार ने छोटे एवं सीमांत किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्‍य से केन्‍द्रीय बजट 2019 में एक नवीन केन्‍द्रीय क्षेत्रक योजना ‘’प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि’’ (पीएम-किसान) की शुरूआत की है जिसे भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत वित्‍त पोषित किया जाएगा। 

इस योजना के अंतर्गत दो हैक्‍टेयर तक कृष्‍य भूमि वाले सभी छोटे एवं सीमांत किसान परिवारों को उम्र को नजरअंदाज करते हुए 6000/-रू0 प्रति वर्ष वित्‍तीय लाभ प्रदान किया जाएगा। इस वित्‍तीय सहायता को एक वित्‍त वर्ष में प्रत्‍येक चार माह की अवधि में 2000/-रू0 की तीन बराबर किस्‍तों में प्रदान किया जाएगा। यह लाभ 01.12.2018 से इस योजना के अंतर्गत स्‍वीकार्य होगा। 
(ख) से (घ): राष्‍ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) ने देश के किसानों की वर्तमान आय तथा देश के विभिन्‍न हिस्‍सों में रह रहे पशुपालकों के आंकड़े पिछले 1 वर्ष में संग्रहण करने के लिए किसी प्रकार का सर्वेक्षण नहीं किया है। यद्यपि, एनएसएसओ ने अपनी 70वें राउंड में (जनवरी, 2013-दिसंबर, 2013) कृषि वर्ष जुलाई, 2012 से जून, 2013 से संदर्भित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि परिवारों की स्‍थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) किया था। इस सर्वेक्षण में कृषि वर्ष जुलाई, 2012-जून, 2013 के दौरान विभिन्‍न क्रियाकलापों से कृषि परिवारों द्वारा प्राप्‍त की गई आय का विवरण एकत्रित किया गया है। एनएसएसओ के 70वें राउंड (जनवरी 2013-दिसंबर 2013) के कृषि परिवारों की स्‍थिति आकलन सर्वेक्षण परिणाम के अनुसार, जुलाई 2012-जून 2013 के दौरान विभिन्‍न राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों के कृषि परिवारों की मासिक औसत आय अनुबंध पर दी गई है। 
अनुबंध
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एनएसएसओ के 70वें राउंड (जनवरी, 2013-दिसंबर, 2013) के कृषि परिवारों के स्‍थिति आकलन सर्वेक्षण परिणाम के अनुसार, जुलाई, 2012-जून, 2013 के दौरान विभिन्‍न राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों के कृषि परिवारों की मासिक औसत आय
	राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र #
	मजदूरी से आय
(₹)
	खेती से निवल प्राप्‍ति 
(₹)
	पशुपालन से निवल प्राप्‍ति 
(₹)
	गैर कृषि व्‍यवसाय से निवल प्राप्‍ति 
(₹)
	कुल आय
(₹)

	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	आंध्र प्रदेश
	2482
	2022
	1075
	400
	5979

	  अरुणाचल प्रदेश
	2076
	6647
	1310
	836
	10869

	  असम
	1430
	4211
	799
	255
	6695

	  बिहार
	1323
	1715
	279
	240
	3558

	  छत्तीसगढ़
	1848
	3347
	-19
	1
	5177

	  गुजरात
	2683
	2933
	1930
	380
	7926

	  हरियाणा
	3491
	7867
	2645
	431
	14434

	  हिमाचल प्रदेश
	4030
	2876
	1047
	824
	8777

	  जम्मू और कश्मीर
	7336
	3063
	801
	1483
	12683

	 झारखंड
	1839
	1451
	1193
	238
	4721

	  कर्नाटक
	2677
	4930
	600
	625
	8832

	  केरल
	5254
	3531
	575
	2529
	11888

	  मध्य प्रदेश
	1332
	4016
	732
	129
	6210

	  महाराष्ट्र
	2156
	3856
	539
	834
	7386

	  मणिपुर
	3815
	2924
	1563
	540
	8842

	  मेघालय
	3776
	6472
	657
	887
	11792

	  मिजोरम
	3655
	4561
	864
	19
	9099

	  नागालैंड
	5393
	3212
	1384
	59
	10048

	  ओडिशा
	1716
	1407
	1314
	539
	4976

	  पंजाब
	4779
	10862
	1658
	760
	18059

	  राजस्थान
	2534
	3138
	967
	710
	7350

	  सिक्किम
	3113
	1696
	980
	1009
	6798

	  तमिलनाडु
	2902
	1917
	1100
	1061
	6980

	  तेलंगाना
	1450
	4227
	374
	260
	6311

	  त्रिपुरा
	2185
	2772
	311
	162
	5429

	  उत्तराखंड
	1069
	2531
	848
	253
	4701

	  उत्तर प्रदेश
	1150
	2855
	543
	376
	4923

	  पश्चिम बंगाल
	2126
	979
	225
	650
	3980

	 संघ राज्‍य क्षेत्र समूह 
	5179
	1864
	213
	1312
	8568

	  संपूर्ण भारत
	2071
	3081
	763
	512
	6426


#अपर्याप्‍त नमूना आकार (अर्थात, 300 से कम नमूना परिवारों की संख्‍या) के चलते शेष राज्‍यों के आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए हैं। संघ राज्‍य क्षेत्रों के आंकड़े कुछ कारणवश संघ राज्‍य क्षेत्र समूह में संयोजित किए गए हैं। 
स्‍त्रोत : एनएसएस रिपोर्ट संख्‍या 576, परिशिष्‍ट क की तालिका 1 : भारत में आय, व्‍यय, उपयोगी परिसंपत्‍तियां एवं कृषि परिवारों की ऋण ग्रस्‍तता।  
******
